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जिसका उत्‍तर 19 मार्च, 2018 को दिया जाना है ।
.....
जल संसाधनों का उपयोग
2707. डा. विकास महात्मे: 
क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: 
(क) 
जल संसाधनों का दक्षतापूर्ण उपयोग संबंधी अंतर-मंत्रालयीय कार्य समूह की सिफारिशें क्या हैं और क्या उन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और उनका क्रियान्वयन किया जा चुका है; 
(ख) 
क्या सहभागी सिंचाई प्रबंधन ने उन उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई थी और क्या हाल में इसकी समीक्षा की गई है; 
(ग) 
क्या कृषि को मुफ्त बिजली दिए जाने के परिणामस्वरूप भूजल का अत्यधिक दोहन हो रहा है; और 
(घ) 
यदि हां, तो मूल्यवान भूजल संसाधनों के अत्यधिक दोहन को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण एवं संसदीय कार्य राज्‍य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)
(क) पूर्ववर्ती योजना आयोग ने भूमि जल के अतिदोहन तथा सृजित क्षमता का उपयोग न करने के मुद्दों के समाधान और जल संसाधनों के कुशल और अधिकतम उपयोग के लिए योजना बनाने के लिए अगस्त, 2004 में जल संसाधनों के कुशल उपयोग संबंधी अंतरमंत्रालयी कार्य समूह बनाया था। इस कार्य समूह की सिफारिशें इस प्रकार हैं: 
आपूर्ति को बढ़ाने और मांग के प्रबंधन दोनों को शामिल करते हुए एक बहुआयामी कार्य योजना की आवश्यकता है जिसमें चल रही भंडारण परियोजनाओं को पूरा करने, नए भंडारण निर्माण कार्य शुरू करने, नदियों को परस्पर जोड़ने, मौजूदा सिंचाई प्रणालियों का आधुनिकीकरण, जल निकायों का पुनरूद्धार, सृजित क्षमता और उपयोग की गई क्षमता के बीच अंतर को पाटने, सहभागी सिंचाई प्रबंधन, मानक निर्धारण, पूरी हुई परियोजनाओं का कार्योत्तर मूल्यांकन, संभावना वाले क्षेत्रों में भूमि जल विकास, भूमिजल का कृत्रिम पुनर्भरण, भूमिजल के अति उपयोग पर रोक, संयुक्त उपयोग को बढ़ावा, सक्रिय भूमिजल संसाधनों का उपयोग, सूक्ष्म सिंचाई खासकर बागवानी के लिए, विस्तार कार्यों को सुदृढ़ करना एवं एस एवं टी इनपुट, शहरी क्षेत्रों में जल लेखा परीक्षा, सांस्थानिक सुदृढ़ीकरण और प्रोत्साहन कोष की स्थापना जैसे कार्य शामिल हैं।
कार्य समूह की कई सिफारिशें 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं में शामिल कर दी गई थीं।
(ख) प्रभावी सिंचाई प्रबंधन में प्रमुख रूप से बल देने के लिए सहभागी सिंचाई प्रबंधन की संकल्पना की गई है जिसमें सिंचाई प्रणालियों की आयोजना, प्रचालन और रखरखाव में किसानों की सहभागिता शामिल की गई है। अप्रैल, 1987 में जल संसाधन मंत्रालय ने सीएडीडब्ल्यूएम कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों की सहभागिता के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे। देश में सहभागी सिंचाई प्रबंधन के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचे की आवश्यकता महसूस करते हुए मंत्रालय ने वर्ष 1998 में एक मॉडल अधिनियम निकाला और परिचालित किया जिसे राज्यों की विधान परिषदों द्वारा नए सिंचाई अधिनियम बनाने/मौजूदा सिंचाई अधिनियमों में संशोधन के लिए अपनाया जाना था। 16 राज्यों ने मॉडल अधिनियम के अनुसार, विभिन्न स्तरों पर सिंचाई प्रबंधन में किसानों की भागीदारी के लिए कानून बनाया है। ज्यादातर राज्यों ने या तो नए सिंचाई अधिनियमों अथवा राज्यों में प्रचलित सहकारिता जैसे विभिन्न राज्य सरकारी अधिनियमों के माध्यम से जल प्रयोक्ता संघ बनाए हैं। सहभागी सिंचाई प्रबंधन कार्यनीति की सफलता की “कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम का मूल्यांकन एवं प्रभाव” के हिस्से के रूप में वर्ष 2013 में कृषि वित्त निगम लि. ने समीक्षा की थी।
(ग) और (घ) भूमि जल कृषि क्षेत्र में सिंचाई के साथ-साथ विभिन्न प्रयोजनों के लिए लगातार निकाला जा रहा है। विद्युत सब्सिडी को भूमि जल के अतिदोहन का एक कारण माना जाता है। जल, राज्य का विषय होने के नाते राज्य सरकारें भूमिजल के अतिदोहन को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय कर रही हैं। देश में भूमि जल संसाधनों के अतिदोहन को रोकने के लिए केन्द्र सरकार ने भी कई कदम उठाए हैं। पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, (1986) की धारा 3(3) के अंतर्गत गठित केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) दिशानिर्देशों जिन्हें नियमित तौर पर अद्यतन किया जाता है, के जरिए भूमि जल निकासी को विनियमित करता है। 162 अधिसूचित क्षेत्रों में पीने के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी ऊर्जा जनित साधन से भूमिजल की निकासी की अनुमति नहीं दी जाती है। भारत सरकार अटल भूजल योजना नामक एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम का भी प्रस्ताव कर रही है जिसका उद्देश्य पता लगाए गए प्राथमिकता वाले राज्यों (गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश) में चुने गए अतिदोहित और भूमिजल की कमी वाले क्षेत्रों में विभिन्न कार्यनीतियों के कार्यान्वयन द्वारा भूमिजल प्रबंधन में सुधार करना है ताकि सामुदायिक सहभागिता से भूमिजल संसाधनों की दीर्घकालीन स्थिरता सुनिश्चित हो सके।
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